भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1028
दिनांक 29.07.2015/07 श्रावण, 1937 (शक) को उत्तर के लिए
भूकम्प पीड़ितों की कठिनाइयों को कम करने के लिए की गई कार्रवाई
1028. श्री पंकज बोरा:  
क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार ने उत्तर-पूर्व के पहाड़ी क्षेत्रों और मुम्बई जैसे महानगरों में भूकंप के अत्यधिक जोखिम के संबंध में कोई सूचना या रिपोर्ट प्राप्त की है;  
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और चेतावनी क्या है; और
(ग) भूकंप पीड़ितों की कठिनाइयों को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई  की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है? 

उत्तर 
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू)
(क) से (ग):
सरकार संपूर्ण देश के भूकंप संबंधी खतरों के बारे में जागरूक है। संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र भूकंप जोन-V में आता है। हिमालय बेल्ट के पहाड़ी क्षेत्रों को भूकंप जोन-IV और V की श्रेणी में रखा गया है। मुम्बई भूकम्पीय जोन-।।। में स्थित है। केन्द्र सरकार में एक तंत्र विकसित किया गया है जहां यह भारतीय मौसम विभाग (आई एम डी), भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र (आई एन सी ओ आई एस) केन्द्रीय जल आयोग (सी डब्ल्यू सी) और राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी (एन आर एस ए) जैसे विभिन्न स्रोतों से आने वाली आपदा के बारे में सूचना प्राप्त करता है। इन एजेंसियों द्वारा विभिन्न आपदाओं के संबंध में प्रारम्भिक चेतावनियों पर कार्य किया जाता है। तथापि, भूकंपों के बारे में भविष्यवाणी अथवा पूर्व सूचना देने संबंधी कोई तंत्र नहीं है।

इसलिए, भूकंपों जैसी आपदाओं के लिए केन्द्र सरकार की भूमिका जान और माल पर भूकंप के प्रभाव को कम करने तथा अनुवर्ती राहत और पुनर्वास तक सीमित है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय में राष्ट्रीय आपात कार्रवाई केन्द्र स्थापित किया गया है और प्रत्यक राज्य ने इसके अनुरूप किसी आपदा की स्थिति में राहत और बचाव अभियान चलाने के लिए अपने स्वयं के नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। सरकार आपदा की प्रकृति और क्षति को कम करने के उद्देश्य से उठाए जाने वाले निवारणात्मक कदमों के बारे में सरकारी एजेंसियों और आम जनता को भली-भांति सूचित करने के लिए नियमित अभ्यास आयोजित करती है। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को अपने राज्य आपदा कार्रवाई कोष (एस डी आर एफ) आबंटनों का 5 प्रतिशत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सुदृढ़ करने, क्षमता संवर्धन और अपने क्षेत्रीय स्तर के प्राथमिक प्रतिक्रियाकर्त्ताओं के प्रशिक्षण के लिए रखने की सलाह भी दी है।
*****
